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जिसका उत्‍तर 24 नवम्‍बर, 2014 को दिया जाना है ।
.....
थामिराबरानी नदी में बाढ नहर परियोजना के लिए निधि
146.  श्रीमती विजिला सत्‍यानंत :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्‍या केन्‍द्र सरकार द्वारा थामिराबरानी नदी में बाढ नहर परियोजना, जो नदी जल को समुद्र में जाकर बर्बाद होने से रोकता है और उसके अतिरिक्‍त जल को दक्षिण तमिलनाडु के अल्‍प जल वाले क्षेत्रों में धान की खेती को संवर्धित करने में मदद करता है, के लिए निधियां आबंटित की गई हैं ;

(2) यदि हां, तो केन्‍द्र का आवंटन कितना है; और 
(3) दक्षिण के सूखे क्षेत्रों में कृषि को बढावा देने के लिए क्‍या उपाय किए गए हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने “तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और तूत्‍तुकुडी जिले में थामिराबरानी, कारुमेनियार और नाम्‍बियार नदियों को आपस में जोड़कर कन्‍नडियन चैनल से साथनकुलम, थिसाइयानविलाई के सूखा प्रवण क्षेत्रों तक बाढ़ जलवाही नहर तैयार करने” के संबंध में 369 करोड़ रुपए की राशि से वर्ष 2008 में एक परियोजना तैयार की थी, जो कि थामिराबरानी नदी से अतिरिक्‍त बाढ़ जल को तमिलनाडु के तूत्‍तुकुडी और तिरुनेलवेली जिले के साथनकुलम ओर थिसाइयानविलाई तालुका के सूखा प्रवण क्षेत्रों तक डायवर्जन करने की अभिकल्‍पना करता है । 
चूंकि तमिलनाडु सरकार ने अब तक सभी अनिवार्य स्‍वीकृतियों सहित एक पूर्ण प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत नहीं किया है, अत: उपर्युक्‍त परियोजना के लिए मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु सरकार को कोई निधि जारी नहीं की गई है । 
(ग)   सूखे क्षेत्रों में कृषि के प्रबंधन सहित कृषि की जिम्‍मेदारी राज्‍य की होती है । केन्‍द्र सरकार की भूमिका इसके लिए तकनीकी दिशानिर्देश और प्रोत्‍साहन सहायता उपलबध कराने की होती है ।  तथापि, शुष्‍क क्षेत्रों के लिए उपयुक्‍त उचित फसल पैटर्न अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्‍साहित करने एवं सहायता देने के लिए राज्‍य सरकारों द्वारा साधारणतया शुरू किए गए उपायों के अतिरिक्‍त गृह मंत्रालय के माध्‍यम से कृषि मंत्रालय गंभीर सूखे के मामले में तत्‍काल राहत उपायों के लिए राष्‍ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) के तहत राज्‍यों को केन्‍द्रीय सहायता भी उपलब्‍ध कराता है । 

दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी परियोजनाओं के लिए मंत्रालय के विभिन्‍न स्‍कीमों के तहत राज्‍यों को केन्‍द्रीय सहायता भी उपलब्‍ध कराई जाती है । 
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